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प्रादेश 


दिनांक 29 सितम्बर, 1983 


सं ० प्रो.वि.करनाल / 55-73/ 52588.-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज सुपर वैल प्रा ० लि ० , 
करनाल ( II ) सुपर रबड़ इंटरप्राईजिज , करनाल के श्रमिक श्री हफीज़ उल्लाह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


मौर चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप-धारा (I ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके के द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7-क के अधिन प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री हफीज़ उल्लाह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


. 


सं ० प्रो.वि./ करनाल/ 32-83/52595. - चूकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि हरियाणा राज्य परिवहन . 
करनाल के श्रमिक श्री कर्म वीर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( I ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियय की धारा 7 - क 
के अधीन प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले 
श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री कर्म बीर की सेवामों का 


समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार हैं ? 


सं ० प्रो ०वि / करनाल/ 56-83/ 5260 1. - चू कि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मंसर्ष प्रजन्ता रबड़ बी . 
बैल्टस उचानी जी ० टी ० रोड, करनाल के श्रमिक श्री राम चन्द्र यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है: 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( प ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 - क के अधीन प्रौद्योगिक प्रधिकरण हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है । 


क्या श्री राम चन्द्र यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


